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लोकसभा और विधानसभा के उपचुनाव ने मध्य प्रदेश में 
बिगाड़ा भर्ती परीक्षाओं का शेड्यूल... अब आगे क्या होगा

भोपाल । प्रदेश में रिक्त सरकारी 
पदों पर भर्ती या कृषि सहित अन्य 
संकायों में प्रवेश के लिए परीक्षा 
कराने की जिम्मेदारी मप्र कर्मचारी 
चयन मंडल (ईएसबी) की है। 
सरकार ने रिक्त पद चिह्नित कर 
भर्ती के लिए मंडल को जिम्मेदारी 
सौंप दी थी। मंडल ने परीक्षा का 
संभावित कार्यक्रम भी जारी कर दिया 
था। आवेदन भी जमा हो गए थे, 
लेकिन दिसंबर तक होने वाली सभी 
प्रस्तावित परीक्षाएं अभी तक नहीं हो 
पाई हैं। इसका पूरा शेड्यूल लोकसभा 

के साथ सीहोर और श्योपुर जिले में 
विधानसभा के उपचुनाव के कारण 
गड़बड़ा गया। सरकार ने समूह-5 के 
लिए कुछ और पद स्वीकृत करने की 
जानकारी दी, जिसके कारण दिसंबर 
में प्रस्तावित परीक्षा अब अगले साल 
जनवरी में कराई जाएगी।

w ईएसबी के अधिकारियों का कहना है कि लोकसभा सहित उपचुनाव 
होने के बावजूद भी इस साल चार प्रवेश और दो भर्ती परीक्षाएं कराई 
जा चुकी हैं। इसमें 10 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने भाग लिया था।

w चूंकि ईएसबी सभी परीक्षाएं ऑनलाइन कराता है, इसके लिए कंप्यूटर 
व्यवस्था वाले परीक्षा केंद्र भी नहीं मिलने के कारण परीक्षाएं नहीं हो 
पाईं। इसके अलावा नीट सहित अन्य परीक्षाएं होने के कारण भी यहां 
की परीक्षाएं नहीं हो पाईं।

w ईएसबी अपनी परीक्षाएं एजुक्विटी करियर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट 
लिमिटेड कंपनी से ही कराना चाहता है। वर्तमान में ईएसबी की 
परीक्षाएं कराने के लिए कोई नियमित कंपनी का चयन नहीं किया गया 
है, जो ईएसबी की सभी शर्तों को पूरी करती हो।

पांच माह में छह परीक्षाएं कराईं

वैक्सीनेशन ने बचाई लोगों की जान, साइड इफेक्ट से 
मौत पर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दिया ये जवाब

नई दिल्ली । केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक 
मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि कोविड-19 एक 
भयंकर आपदा थी और वैक्सीनेशन से लोगों की जान 
बची है। यह जवाब तब दाखिल किया गया है, जब 
सुप्रीम कोर्ट में वैक्सीन की वजह से दो महिलाओं की 
मौत से जुड़ी एक याचिका दाखिल की गई थी।

इस केस की सुनवाई जस्टिस विक्रम नाथ और 
जस्टिस पीबी वराले कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र का 
प्रतिनिधित्व करते हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल 
ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि कोविड महामारी एक ऐसी 
आपदा थी, जो आज से पहले कभी नहीं देखी गई।

माता-पिता ने लगाई है याचिका - इस पर 
याचिकाकर्ता के वकील कोलिन गोंसाल्विस ने कहा कि 
हम इस विषय पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। हमें इस पर 
असहमति भी नहीं है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट 
में दो महिलाओं के माता-पिता ने याचिका दाखिल की 

है। उनका आरोप है कि कोविशील्ड के पहले डोज 
के बाद महिलाओं में गंभीर साइड इफेक्ट देखने को 
मिले। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि सुप्रीम अदालत 
ने पहले ही कोविड वैक्सीनेशन पर गहन चर्चा की थी 
और एईएफआई को लेकर आदेश पारित किया था।

कोविड एक आपदा - भाटी ने कहा, 'यह 
संतुलन का मामला है। कोविड एक आपदा थी। 
वैक्सीनेशन से महामारी के दौरान लोगों की जान बची 
है। हमारे पास एक नियामक तंत्र है।' इस पर बेंच 
ने कहा कि अदालत ने याचिका पर ध्यान दिया है, 
हमें तय करना ही होगा। सॉलिसिटर जनरल ने कहा 
कि सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर केंद्र को अगस्त 
2022 में ही नोटिस जारी किया था और सरकार 
का हलफनामा रिकॉर्ड पर है। हालांकि गोंसाल्विस ने 
ध्यान दिलाया कि मामले को विस्तृत रूप में देखने 
की जरूरत है।

79,325 96,500

नीमच । जिला मुख्यालय नीमच 
के औद्यागिक क्षेत्र झांझरवाड़ा में 
म.प्र.शासन द्वारा सर्वसुविधायुक्त 
औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया 
गया है। इस औद्यागिक क्षेत्र में 
नवीन उद्योग स्थापित करने के लिए 
अनेक निवेशक आगे आ रहे है। 
मेसर्स स्वराज सुटिंग्स प्रा.लि.द्वारा 
400 करोड़ का पूंजी निवेश 
कर औद्योगिक क्षेत्र झांझरवाड़ा 
(नीमच) में कपड़ा एवं परिधान 
निर्माण की नवीन इकाई स्थापित की 
गई है। इस नवीन औद्यागिक ईकाई 
में नीमच जिले के लगभग 400 
स्थानीय लोगो को रोजगार मिल 
रहा है। भविष्य में इस औद्योगिक 
ईकाई में 300 अतिरिक्त लोगो को 
रोजगार मिलेगा । स्वराज सुटिंग्स 
प्रा.लि.की वस्त्र निर्माण ईकाई में 
काम करने वाले ग्राम सोनियाना 
के आकाश बैरागी ने बताया, कि 
पहले वह मण्डी में काम करता था, 
इस उद्योग के बारे में पता चला, तो 

वह इसे देखने आया और फिर इसी 
उद्योग में काम करने लगा, धीर-
धीरे काम सीखकर अब वह इसी 
उद्योग में मेंटनेंस कर्मी के रूप में 
काम कर रहा है और उसे अच्छा 
मानदेय मिल रहा है। इस वस्त्र 
निर्माण ईकाई में आसपास के गांव 
धामनिया, सोनियाना, झांझरवाड़ा, 
महुडिया के अनेको स्थानीय युवक, 
युवतियों को रोजगार मिला है। 

महाप्रबधंक उद्योग श्री अमरसिह 
मौरे ने बताया, कि नीमच जिले 
के औद्योगिक कलस्टर सगराना 
में 3400 करोड़ के पूँजी निवेश 
से मेसर्स गोल्जक्रस्ट सीमेंट प्रा.
लि.द्वारा सीमेंट उद्योग स्थापित किया 
जा रहा है। सीमेंट निर्माण यूनिट में 
1700 लोगों को रोजगार मिलेगा। 
नीमच के समीपस्थ ग्राम जेतपुरा 
में मेसर्स धानुका बायोटेकएथनाल 
द्वारा 300 करोड़ की लागत से 
एथेनाल प्लांट स्थापित कर उत्पादन 
प्रारंभ कर, दिया गया है। इस प्लांट 

में 200 स्थानीय लोगो को रोजगार 
मिल रहा है ।

नीमच जिले के ग्राम बामनबर्डी 
में मेसर्स ओसवाल सिलीयम 
प्रा.लि. द्वारा एथेनाल प्लांट 
स्थापित किया जा रहा है। मेसर्स 
विश्वेश्वरिया डेनिम प्रा.लि.द्वारा 
औद्योगिक क्षेत्र झांझरवाड़ा में 135 
करोड़ के पूंजी निवेश से कपड़ा 
एवं परिधान निर्माण उद्योग लगाया 
जा रहा है। इसमें 500 लोगों को 
रोजगार मिलेगा।

मेसर्स सुविधी रैयांस द्वारा ग्राम 
मोरवन में 600 करोड़ के पूंजी 
निवेश से टेक्सटाईल इण्डस्ट्रीज 
प्रस्तावित है। इसमें 2500 लोगों को 
रोजगार मिलने की सम्भावना है। 
ग्राम सोनियाना में मेसर्स सोनियाना 
टेक्सटाईल्स द्वारा 90 करोड़ का 
पूंजी निवेश कर टेक्सटाईल उद्योग 
लगाया जा रहा है। इसमें 500 लोगों 
को रोजगार मिलेगा। 

मेसर्स बाबजी इंडस्ट्रीज नीमच 

द्वारा चीताखेडा में 60 करोड़ 
का पूंजी निवेश कर इंटीग्रेटेड 
मेन्युफेक्चरिंग (सीमेंट पेवर 
ब्लॉक, टॉयस आदि) निर्माण 
उद्योग स्थापित किया गया है। इसमें 
लगभग 200 लोगों को रोजगार 
मिलने की संभावना है।

नीमच में औद्योगिक निवेश 
के लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध 
- नीमच जिले में औद्योगिक निवेश 
के लिए पूर्व एमएसएमई मंत्री श्री 
ओमप्रकाश सखलेचा के प्रयासों 
से नीमच जिले में कुल 451.148 
हेक्टेयर भूमि नवीन उद्योगो के लिए 
आरक्षित कर, जिला व्यापार एवं 
उद्योग केंद्र नीमच के पास उपलब्ध 
है। इसके साथ ही औद्योगिक केंद्र 
विकास निगम के अधीन कुल 
135.34 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध है।

नीमच जिले के नयागांव में 
(जावद) 0.836 हेक्टेयर, चेनपुरा 
(नीमच) 55.420 हेक्टेयर, 
बामनबर्डी(नीमच) 67.28 

हेक्टेयर, ग्राम जाट(सिंगोली) 
181.799 हेक्टेयर, 
जनकपुर(जावद) में 3.62 
हेक्टेयर, जगेपुर हाडा(जावद) 
21.143 हेक्टेयर, ग्राम दारू एवं 
सेमार्डा(नीमच) नीमच में 55.16 
हेक्टेयर, ग्राम सगराना(नीमच) 
में 57.48 हेक्टेयर एवं सगराना 
(नीमच) में 8.41 हेक्टेयर भूमि 
औद्योगिक निवेश के लिए उपलब्ध 
है। साथ ही यहां भूमिगत जल एवं 
विद्युत ग्रिड एवं विद्युत लाईन की 
भी उपलब्धता है। मुख्य सड़क 
राजमार्ग से उक्त सभी स्थानों की 
दूरी लगभग एक से 5 कि.मी. के 
बीच है।

औद्योगिक केंद्र विकास 
निगम के अधीन ग्राम सोनियाना 
(नीमच) में 63.080 हेक्टेयर, 
गोठा (जावद) में 4.000 हेक्टेयर, 
मोरवन(जावद) में 50.000 
हेक्टेयर, बासनिया(रामपुरा) 
18.26 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध है।

बदल रहा है, नीमच जिले का औद्योगिक परिदृश्य 
नवीन औद्योगिक निवेश को मिल रहा है बढ़ावा

नीमच में परिधान निर्माण उद्योग में 400 स्थानीय लोगो को मिला रोजगार

औद्योगिक क्षेत्र झांझरवाड़ा में 400 करोड़ के निवेश से प्रारंभ हुआ वस्त्र निर्माण उद्योग

भोपाल 17 दिसम्बर 
(एजेंसी)। राज्य सरकार प्रदेश 
के निजी स्कूलों को बड़ी राहत 
देने जा रही है। अब ऐसे स्कूल 
जिनकी किसी भी कक्षा के 
लिए वार्षिक फीस 25 हजार 
रुपये से कम है, वे फीस 
नियंत्रण अधिनियम के दायरे 
में नहीं आएंगे। यदि ऐसे स्कूल 
15 प्रतिशत से अधिक फीस 
वृद्धि करते हैं तो इसके लिए 
पहले जिला समिति से अनुमति 
लेनी होगी। ऐसा नहीं करने पर 
अधिनियम के प्रविधान के 
अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

वाहन शुल्क वार्षिक फीस 
में होगा शामिल - कोई भी 
स्कूल परिवहन (बस) फीस भी 
अब अलग से नहीं ले सकेगा। 
इसे भी वार्षिक फीस का ही भाग 
माना जाएगा। सरकार ने मंगलवार 
को यह प्रविधान मध्य प्रदेश निजी 
विद्यालय अधिनियम-2024 में 
संशोधन के लिए प्रस्तुत विधेयक 
में किए हैं। सदन से विधेयक पारित 
होने के बाद राज्यपाल मंगुभाई 
पटेल की अनुमति मिलने पर 
प्रविधान प्रभावी होंगे।

प्रदेश के आधे स्कूलों में 
वार्षिक फीस 25 हजार से 
कम - प्रदेश में 34,652 निजी 
स्कूल हैं। इनमें से लगभग 16 
हजार ऐसे हैं, जिनकी किसी भी 
कक्षा में वार्षिक फीस 25 हजार 
रुपये या इससे कम है। मध्य प्रदेश 
निजी विद्यालय अधिनियम-2017 
के तहत वर्ष 2020 में नियम 

निजी स्कूलों के लिए फीस वृद्धि पर नया नियम 
लागू, अलग से नहीं ले सकेंगे बस फीस

बनाए गए। इसके प्रविधान अनुसार 
सरकार को यह अधिकार दिया गया 
कि वह निजी स्कूलों की फीस और 
अन्य विषयों पर निर्णय लेकर फीस 
विनियमन कर सकेगी।

10 फीसदी तक बिना 
अनुमति के बढ़ाई जा सकती है 
फीस - 10 प्रतिशत वार्षिक फीस 
बिना अनुमति के बढ़ाई जा सकती 
है लेकिन अधिक वृद्धि के लिए 
जिला समिति की अनुमति लेना 
आवश्यक है। स्कूल 25 हजार 
रुपये तक फीस लेने वाले स्कूलों 
को शिक्षकों के वेतन सहित अन्य 
व्यवस्थाओं के लिए वित्तीय प्रबंधन 
में परेशानी होती है।

25 हजार रुपये वार्षिक 
फीस वाले स्कूलों को छूट - 
यदि दस प्रतिशत वृद्धि करते हैं 
तो अभिभावकों पर अधिक भार 
नहीं पड़ता है, इसलिए नई उपधारा 
प्रस्तावित की गई है कि 25 हजार 
रुपये वार्षिक फीस लेने वाले स्कूल 
अधिनियम के दायरे से बाहर रहेंगे। 

इसके साथ ही यह प्रविधान भी 
किया जा रहा है कि परिवहन फीस 
स्कूलों की वार्षिक फीस का भाग 
होगा। अभी स्कूल इसे वार्षिक 
फीस से अलग लेते हैं और इसमें 
वृद्धि भी अधिक होती है। इससे 
वार्षिक फीस नियंत्रित रहेगी।

फीस बढ़ाने की शिकायत 
सुनने बनेगी समिति - फीस 

बढ़ाने पर आपत्ति की अपील 
सुनने मंत्री की अध्यक्षता में समिति 
अधिनियम में यह संशोधन भी 
प्रस्तावित किया गया है कि वार्षिक 
फीस में 15 प्रतिशत से अधिक 
वृद्धि के आदेश के विरुद्ध अपील 
सुनने के लिए राज्य स्तरीय समिति 
होगी। इसके अध्यक्ष स्कूल शिक्षा 
मंत्री रहेंगे।

इस समिति को यह अधिकार 
रहेगा कि वह विभागीय समिति 
द्वारा किसी स्कूल पर लगाए गए 
अर्थदंड को घटा या बढ़ा सकेगी। 
उल्लेखनीय है कि प्रदेश में पहली 
बार निर्धारित फीस से अधिक 
लेने के कारण कई स्कूलों पर 
कार्रवाई करते हुए अधिक फीस 
अभिभावकों को लौटाई गई है।

वन नेशन-वन इलेक्शन बिल : वोटिंग के दौरान अनुपस्थित सांसदों 
को भाजपा का नोटिस, पार्टी ने पहले ही जारी किया था व्हिप

नई दिल्ली । लोकसभा में 
मंगलवार को वन नेशन-वन 
इलेक्शन बिल पेश कर दिया गया। 
बिल पर वोटिंग के दौरान भाजपा 
के कई सांसद सदन में मौजूद नहीं 
थे। अब पार्टी ने ऐसे सांसदों को 
नोटिस जारी करने का फैसला 
किया है।

दरअसल लोकसभा में वन 
नेशन-वन इलेक्शन से जुड़ा बिल 
पेश होने के बाद वोटिंग होनी थी। 
भाजपा ने तीन लाइन का व्हिप 
जारी कर अपने सांसदों को सदन 
में उपस्थित रहने को कहा था। 

लेकिन बावजूद इसके भाजपा के 
20 से ज्यादा सांसद वोटिंग के 
दौरान उपस्थित नहीं थे।

पक्ष में पड़े थे 269 वोट 
- लोकसभा में कानून मंत्री 
अर्जुन राम मेघवाल ने यह बिल 

पेश किया था। बिल पर स्पीकर 
ओम बिरला ने पहले इलेक्ट्रॉनिक 
वोटिंग कराई। तब बिल के पक्ष 
में 220 और विपक्ष में 149 वोट 
पड़े। इसके बाद विपक्षी सांसदों ने 
विरोध करना शुरू कर दिया। तब 
दोबारा पर्ची से वोट डाले गए। इस 
बार बिल के पक्ष में 269 वोट 
और विपक्ष में 198 वोट पड़े। 
हालांकि बिल को फिर जेपीसी 
के पास चर्चा के लिए भेज दिया 
गया।

दो तिहाई बहुमत की 
जरूरत - लोकसभा में एनडीए 

के पास 292 सीटें हैं। संविधान 
संशोधन के लिए दो तिहाई बहुमत 
की जरूरत होती है। इसलिए बिल 
को पास कराने के लिए 362 
सांसदों के समर्थन की जरूरत 
पड़ेगी।

वहीं राज्यसभा में एनडीए 
के पास 112 सांसद हैं। यहां 
दो तिहाई बहुमत के लिए 164 
सांसदों के समर्थन की जरूरत 
पड़ेगी। सरकार चाहती है कि बिल 
पर सभी दलों की एक राय बनाई 
जा सके। यही वजह है कि बिल 
को जेपीसी के पास भेजा गया है।

भोपाल । मध्यप्रदेश में 
वेतनवृद्धि के लिए हजारों कर्मचारी 
लामबंद हो गए हैं। मंगलवार को 
राजधानी भोपाल में प्रदेशभर 
के अंशकालिक, अस्थाई और 
आउटसोर्स कर्मचारियों ने आंदोलन 
शुरु किया है। ग्राम पंचायतों में 
चौकीदार, भृत्य, रसोइए आदि का 
काम कर रहे इन कर्मचारियों ने 
आदेश जारी होने तक मंत्रियों के 
बंगलों के सामने भूखे बैठे रहने 
का ऐलान किया है। कर्मचारियों ने 
पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल के बंगले 
पर भी प्रदर्शन किया। प्रदेशभर से 
आए कर्मचारी शाहजहांनी पार्क में 
इकट्‌ठा हुए और बाद में श्रम मंत्री, 
शिक्षा मंत्री और आदिवासी कल्याण 
मंत्री से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। 
ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स एवं 
अस्थाई कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के 

तत्वाधान में कर्मचारियों का कहना 
है कि सरकार उन्हें तत्काल नियमित 
कर वेतनवृद्धि करे। मोर्चा के प्रदेश 
अध्यक्ष वासुदेव शर्मा ने कहा कि 
चौकीदार, पंप आपरेटर जैसे हजारों 
अंशकालिक कर्मचारी दो दशकों से 
काम कर रहे हैं। उन्हें महज 3-4-
5 हजार रुपए वेतन दिया जाता 
है। आज तक किसी मंत्री ने इनसे 
बात तक नहीं की। अब ये सभी 
कर्मचारी तब तक मंत्रियों के बंगलों 

के सामने बैठेंगे, जब तक उनका 
हक दिलाने का वादा नहीं किया 
जाता। राज्य की 23 हजार ग्राम 
पंचायतों के कर्मचारी इस आंदोलन 
में शामिल हैं। पंप आपरेटर, भृत्य, 
सफाई कर्मियों, रसोइयों आदि के 
भोपाल आ जाने से अधिकांश गांवों 
में सफाई व्यवस्था चरमरा गई और 
पेयजल सप्लाई भी प्रभावित हुई। 
छात्रावासों की भोजन व्यवस्था भी 
प्रभावित हुई है।

एमपी में वेतनवृद्धि के लिए आंदोलन शुरु, हजारों कर्मचारी 
भोपाल आए, मंत्रियों के बंगलों के सामने बैठेंगे भूखे

नए साल में MPPSC 
कराएगा 15 परीक्षाएं

भोपाल । मध्य प्रदेश लोक 
सेवा आयोग ने साल 2025 
के लिए सोमवार को संभावित 
परीक्षा कार्यक्रम जारी कर 
दिया है। कैलेंडर के मुताबिक, 
आयोग अगले साल 15 परीक्षाएं 
आयोजित करवाएगा। इसमें 
राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 
सबसे पहले फरवरी में होगी और 
मुख्य परीक्षा जून में प्रस्तावित 
है। इसके अलावा 27 विषयों के 
लिए सहायक प्राध्यापक परीक्षा-
2024 के साथ ही संस्कृति 
विभाग के पद भरने के लिए 
विभिन्न परीक्षाएं ली जाएगी। 
इंटरव्यू के लिए अलग से सूची 
जारी होगी। 



नीमच, बुधवार 18 दिसम्बर 2024
वर्ष - 02, अंक - 33



नीमच, बुधवार 18 दिसम्बर 2024
वर्ष - 02, अंक - 33

लगभग आधी आबादी शराब 
के नशे  मे बर्बाद है। शरीर का 
स्वास्थ्य, मन की शांति और 
आत्मा की दिव्यता को यह व्यसन 
धूमिल कर देता है। मनुष्य के सभी 
सद्गुणों का यह नाश कर देता है। 
शरीर को अनेक बीमारियों का घर 
बना देता है। प्रतिष्ठा समाप्त हो 
जाती है। चरित्र दूषित  होता है। 
विश्वसनीयता समाप्त हो जाती 
है। पारीवारिक कलह से जीवन 
को दुखमय बना देता है। आर्थिक 
स्थिति जर्जर कर देता है। शराबी के 
घर की महिलाऐं व बच्चे प्रताडना 
के शिकार होते है। शराब का 
व्यसन दुर्लभ व सर्वश्रेष्ठ मानव 
जीवन को पशुवत बना देता है। 
जब इस शराब पीने की आदत 
का शिकार शराबी यह समझ लेता 
है कि वह बुरी आदत से जकड 
गया है तब तक वह इस आदत 
का इतना गुलाम हो जाता है कि 
इससे मुक्ति के प्रति निराश हो जाता 
है। शराबी कई रोगो का शिकार हो 

जाता है। पाचन तंत्र बिगड जाता है 
जो सभी रोगो का कारण है। ह्दय 
रोग, कैन्सर, रक्तचाप असंतुलन, 
यकृत रोग, मानसिक रोग, मिरगी, 
मधुमेह, पक्षाघात, अवसाद, 
अनिद्रा, शरीरिक कमजोरी, 
मंदबुद्धि, आदि रोग होते है। शराबी 
का शरीर जर्जर हो जाता है वह 
समय पूर्व मृत्यु का वरण करने को 
विवश होता है। शराब एक महंगा 
व्यसन है। शराब के दाम खर्च होते 
है। शराबी होश हवाश मे नही रहता 
इस कारण अपना रोजगार नही कर 
पाता है। खर्च अधिक होता है और 
आय नही होती है। एक बार यह 
छबि बन जाती है कि अमूक व्यक्ति 
शराबी है तो कोई उससे सम्पर्क, 
संव्यवहार ओर सानिध्य नही बनाये 
रखता है। इस कारण रोजगार मे 
उन्नति संभव नही है। शासकीय या 
अशासकीय नौकरी मे इसे दुराचरण 
माना जाता है तथा कभी भी नौकरी 
जाने का खतरा बना रहता है। 
पारीवारिक जीवन कलहयुक्त हो 

जाता है। शराबी महिलाओ व बच्चो 
पर अत्याचार करता है। यहां तक 
कि घरो मे झाडू, पांेचा बर्तन साफ 
करने वाली महलाएं मजदूरी के पैसे 
लेकर आती है तो शराबी पति पैसा 
छिनकर शराब मे खर्च कर देते है 
। बच्चों के दूध, फल, स्कूल की 
फीस और काफी किताबो के पैसे 
शराब मे खर्च कर देते है। शराबी 
को रोग हो जाते है तो गरीब परिवार 
अपनी विपन्नता के बाद भी उसका 
इलाज कराते है। 

शराबी की प्रकृति अपराध में 
लिप्त होने की होती है। जुंआ, 
सट्टा, हिंसा, व्यभिचार, चोरी, 
ठगी, तस्करी जैसे अपराधो से 
ये लोग सरलता से जुड़ जाते है। 
कई अपराधो  की जड शराब का 
नशा है। वाहन दुर्घटनाओं का एक 
बडा कारण वाहन चालको का 
शराबी होना है। शराब के प्रभाव 
से दुराचरण व अपराध करके जब 
शराबी जेल यात्रा करते है तो जेलो 
मे आदतन अपराधियो के सम्पर्क मे 

आकर ओर अधिक अपराध करने 
लगते है ओर अपराध की दुनिया से 
इनका नाता जुड जाता है। आश्चर्य 
तो यह है कि शराब बेचने के ठेके 
सरकार खुद देती है। एक तरफ 
आये दिन जिम्मेदार जनप्रतिनिधि व 
सरकार मे सत्तासीन नेता शराब के 
दुष्परिणामों पर भाषण व वक्तव्य 
देते है और दूसरी तरफ वे ही शराब 
बेचने की नीति निर्धारण करते है। 
शराब से सरकार को होने वाली 
आय इसका आधार बताया जाता 
है किन्तु इस तथ्य को भूला दिया 
जाता है कि शराब से जितनी आय 
सरकार करती है उससे अधिक 
व्यय सरकार को  शराब के कारण 
होने वाले दुष्परिणामों से निपटने मे 
करना पडता है। 

शराबियों के रोगो का उपचार 
सरकार को कराना होता है, उनके 
अपराधो के कारण पुलिस, जेल व 
पागलखानो पर खर्च सरकार को 
करना पडता है। शराब बंद कर 
दे तो अस्पताल, पुलिस, जेल, 

पागलखानों पर होने वाला व्यय 
बच सकता है। लाडली बहना के 
नाम पर राशि देना व शराब के 
नाम पर ले लेना कैसे तर्कसंगत हो 
सकता है। वास्तव में शराब के नशे 
के दुष्परिणामों से सबको अवगत 
होने की आवश्यकता  ताकि इस 
बुराई को समाप्त करन के लिए 
सब मिलकर काम कर सके।जिसे 
यह अनुभव हो जाता है कि शराब 
का नशा उसकी दुर्दशा कर रहा 
है और वह इसे  त्यागने का मन 
बना लेता है तो एक संकल्प उसे 
इस बुराई से मुक्त कर सकता है । 
अावश्यकता  होने पर चिकित्सीय 
एवं मनोवैज्ञानिक उपचार भी 
नशा मुक्ति में सहायक हो सकते 
है । सरकार, धर्म गुरू, शिक्षक, 
समाजसेवी, माता, पिता, राष्ट्र व 
समाज के सभी हितचिंतक शराब 
की बुराई से मुक्ति के लिए अपने 
अपने कर्तव्य का पालन करेंएयह 
समय की आवश्यकता है ।

- प्रकाश रातडिया

सभी सद्गुणों का नाश कर देती है शराब



नीमच, बुधवार 18 दिसम्बर 2024
वर्ष - 02, अंक - 33

स्वत्वाधिकारी, सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक ऐश्वर्य शर्मा के लिए माँ भगवती प्रिन्टर्स बंगला नं. 23, आईडीबीआई बैंक के सामने, नीमच, जिला-नीमच, मध्यप्रदेश से मुदित एवं प्रकाशित। सम्पर्कः 9407423966। सभी विवादों का न्याय क्षेत्र नीमच होगा।

सुवाखेडा । नीमच के 
प्रतिष्ठित ज्ञानोदय विश्वविद्यालय 
में आयोजित वार्षिक खेलकूद 
प्रतियोगिता का द्वितीय दिवस 
क्रिकेटर्स की धुआंधार बैटिंग 
के नाम रहा । मुख्य अतिथि 
के रूप में उपस्थित ज्ञानोदय 
विश्वविद्यालय के वॉइस चांसलर 
डॉ.प्रशांत शर्मा,रजिस्ट्रार प्रो.
हेमंत प्रजापति,बालकवि बैरागी 
महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ.सुरेंद्र 
शक्तावत के द्वारा क्रिकेट 
प्रतियोगिता का शुभारंभ किया 
गया आज ओलंपिक के द्वितीय 

दिवस को तीन क्रिकेट मैंचौं का 
आयोजन हुआ जिसमें प्रथम मैच 
बालकवि बैरागी टीचर एजुकेशन 
रिसर्च सेंटर, कनावटी की बी टीम 
का मैच, सुवाखेड़ा स्थित ज्ञानोदय 
इंस्टीट्यूट आफ फार्मेसी के 
विद्यार्थियों की टीम से हुआ जिसमें 
बड़े रोमांचक ढंग से फार्मेसी के 
विद्यार्थियों ने यह मैच जीता । यूं 
तो दिसंबर का महीना अपनी जमा 

देने वाली ठंड के लिए जाना जाता 
है लेकिन मैच के अंतिम ओवर की 
सरगमी को पूरे दशकों से खचाखच 
भरे मैदान में महसूस किया गया।

द्वितीय मैच में बालकवी बैरागी 
टीचर एजुकेशन रिसर्च सेंटर, 
कनावटी की ए टीम का मैच,बीके 
बी कनावटी की टीम से हुआ जिसमें 
बडा उलट फेर करते हुए, गत वर्ष 
की विजेता टीम को पछाड़ते हुए 

ज्ञानोदय विश्वविद्यालय में पांच दिवसीय वार्षिक 
खेलकूद प्रतियोगिताओं का शुभारंभ हुआ

नीमच । कलेक्टोरेट सभाकक्ष 
नीमच में मंगलवार को अपर 
कलेक्टर श्रीमती लक्ष्मी गामड़ 
ने जनसुनवाई करते हुए 94 
आवदेकों की समस्याएं सुनी 
और उनका निराकरण करने के 
निर्देश संबंधित अधिकारियों को 
दिए। इस मौके पर जिला पंचायत 
सीईओ अरविंद डामोर, एसडीएम 
डॉ.ममता खेड़े, सभी डिप्टी 
कलेक्टर एवं जिला अधिकारी 
उपस्थित थे । 

जनसुनवाई में जावद की 
गीताबाई, नीमच की मन्नी बी, 
दाऊखेडी़ रामपुरा के राहुल गुर्जर, 
बोरखेडी़ खुर्द के गोपाल मीणा, 
कनावटी की दुलिस बाई पारदी, 
जूना भदाना के मांगीलाल बंजारा, 
भगवानपुरा नीमच के आशीष बंग, 
सुरजना के रामसुख, दुलाखेडा़ की 
गीताबाई, स्कीम नम्बर 9 नीमच 
की कमला, बनी के मांगीलाल 
मेघवाल, रतनगढ़ के भेरूलाल, 

उत्कृष्ट विद्यालय की छात्रा महक 
प्रजापति, अरनिया सिंगोली के 
घीसा दरोगा ने भी ए.डी.एम. को 
अपनी समस्याओं से संबंधित 
आवेदन प्रस्तुत किए ।

इसी तरह नलखेड़ा के 
नानालाल, गिरदौड़ा के विनोद 
कुमार, धनेरियाकलां के प्रेम 
नायक, सिंगोली के ईमरान खान, 
अठाना के भगवत सिह, पालसोडा़ 
की बींदाकुंवर, रतनकुंवर, 
राजुकुंवर, नीमच सिटी के रफीक 
खान, नीलिया के दौलतराम, 

आक्यापुर बावड़ा की कुशबा, 
रेवली देवली के शांतिलाल, झालरी 
के सुरेश, भोलाराम कम्पाउण्ड 
नीमच के रविकांत, परलई के 
सरपंच बाबुलाल,पालसोड़ा के 
सत्यनारायण पाटीदार, डुंगलावदा 
के विरेंद्र सिह, तोरीराम, नंदुबाई, 
विक्रम, गिरदौड़ा की शीला, 
हिंगोरिया के अमरलाल, कुण्डला 
के गुलाबसिह, कमलेश, 
संजयनाथ आदि ने भी अपनी 
समस्याओं से संबंधित आवेदन 
प्रस्तुत किए ।

ए.डी.एम. श्रीमती गामड़ ने की जनसुनवाई 
94 आवेदकों की सुनी समस्याएं

नीमच । मध्यप्रदेश शासन 
द्वारा 18 से 28 दिसम्बर 2024 
तक जनकल्याण पर्व मनाया जा 
रहा है। इस अवसर पर हाईस्कूल 
एवं हायर सेकेण्डरी विद्यालयों 
में अध्ययनरत विद्यार्थियों 
की करियर काउंसिलिंग की 
जावेगी। राज्य स्तर से प्रशिक्षित 
करियर काउंसलर तन्मय शर्मा 
एवं विनोद राठोर 18 से 28 
दिसम्बर 2024 तक मध्य कक्षा 
10वीं एवं 12वीं के विद्यार्थियों 
को करियर योजना कौशल 
आधारित रोजगार के महत्व, 
उच्च शिक्षा के विकल्प, विदेश 
में पढ़ाई के लिए आवश्यक 
प्रक्रिया, प्रतियोगी परीक्षाओं, की 
तैयारी, छात्र उद्यमिता के बारे 
में संवाद, उच्च शिक्षा के लिए 
वित्तीय सहायता के विकल्प, 
स्थानीय रोजगार के अवसर 
आदि मार्गदर्शन देंगे।

जनकल्याण पर्व के 
तहत विद्यालयों में 
करियर काउंसिलिंग 
शिविरों का आयोजन

नीमच । नीमच जिले में आयुष 
विभाग द्वारा गत एक वर्ष में कुल 
एक लाख 34 हजार 76 रोगियों 
का आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी 
पद्धति से उपचार किया गया है। 
इसमें 69 हजार 344 पुरूष एवं 
64 हजार 732 महिला मरीज 
शामिल है। जिला आयुष अधिकारी 
डॉ. आशीष बोरना ने बताया, कि 
आयुष विभाग द्वारा एक जनवरी 
2024 से 30 नवम्बर 2024 तक 
की अवधि में जिले के आयुर्वेदिक 
औषधालय में कुल 1,15,969 
रोगियों को आयुर्वेदिक पद्धति से 
उपचार सुविधा उपलब्ध करवाई 
गई है। इसमें 61 हजार 126 पुरूष 

एवं 54 हजार 843 रोगी शामिल 
है। साथ ही होम्योपैथी पद्धति से 
12,451 मरीजों का उपचार किया 
गया। इसमें 6523 पुरूष एवं 
5928 महिलाएं शामिल है। यूनानी 
पद्धति से 5656 रोगियों का उपचार 
किया गया। 

इसमें 1695 पुरूष एवं 3961 
महिला रोगी शामिल है। आयुष 
विभाग द्वारा सुपोषण कार्यक्रम 
के द्वारा 65 आंगनवाड़ी केंद्रों में 
चिकित्सा शिविर आयोजित कर 
1434 बच्चों, 581 माताओं, 592 
किशोरी बालिकाओं का स्वास्थ्य 
परीक्षण कर नि:शुल्क औषधियां 
वितरित की गई है।

मंदसौर। एडीफाई शिशुवन 
स्कूल, मंदसौर के कक्षा नवीं 
में अध्ययनरत छात्र युवराज 
सिंह भादोरिया ने मध्य प्रदेश 
बास्केटबॉल एसोसिएशन द्वारा 
आयोजित सब जूनियर अंडर 14 
राष्ट्रीय शिविर (बास्केटबॉल) 
प्रतियोगिता में चयनित होकर 
विद्यालय को गौरवान्वित किया, वे 
अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार 
पर राष्ट्रीय स्तर के शिविर के 
लिए चयनित हुए हैं। यह प्रतिष्ठित 
शिविर इंदौर में आयोजित हुआ 
जो दिनांक से 11/12/2024 
से 15/12/2024 तक चला 
विद्यालय के छात्र युवराज ने 

इसमें सहभागिता की। विद्यालय 
के प्राचार्य, डॉ. आदित्य कुमार के 
साथ पूरे विद्यालय परिवार ने छात्र 
को हृदय से बधाई दी और उनके 

उज्ज्वल एवं सफल भविष्य की 
मंगल कामना की। यह जानकारी 
स्कूल के खेल प्रशिक्षक, श्री अंकुर 
त्रिपाठी द्वारा साझा की गई ।

सब जूनियर अंडर 14 राष्ट्रीय स्तर बास्केटबॉल प्रतियोगिता 
में  एडीफाई शिशुवन स्कूल के छात्र का चयन

मंदसौर 17 दिसम्बर (निप्र)। सोमवार 
को संसद में सांसद सुधीर गुप्ता के सवाल 
पर केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार 
ने चौकाने वाला खुलासा किया। केंद्रीय 
मंत्री ने बताया कि देश में 21 ऐसे संस्थान 
है, जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 
(यूजीसी) ने अपनी फर्जी यूनिवर्सिटीज़ 
की लिस्ट में डाला है। इतना ही नहीं केंद्रीय 
मंत्री ने संसद सदस्यों से आग्रह किया कि वे 
देशभर में चल रहे 21 फर्जी विश्वविद्यालयों 
के बारे में जागरूकता फैलाने और छात्रों को 
संस्थानों में प्रवेश लेने के प्रति आगाह करने 
के मकसद से इनकी सूची सोशल मीडिया 
मंचों पर प्रकाशित-प्रसारित करें।

सांसद सुधीर गुप्ता ने लोकसभा में गंभीर 
विषय फर्जी विश्वविद्यालयों को लेकर प्रश्न 
किया। सांसद गुप्ता ने कहा कि फर्जी विश्व 
विद्यालयों के चक्कर में देश के लाखों बच्चों 
का भविष्य बर्बाद हो रहा है। ऐसे में सरकार 
ने देश में फर्जी विश्वविद्यालयों को लेकर 
अब तक क्या कार्रवाई की है। सरकार ने 
राज्य सरकारों को इन विद्यालयों के लिए 
कोई ठोस कदम उठाने के लिए कहा है और 

राज्य सरकारों द्वारा इन पर 
अभी तक क्या प्रतिक्रिया दी 
गई है। 

प्रश्नों का उत्तर देते हुए 
केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत 
मजूमदार ने कहा कि केंद्र 
सरकार ने सभी राज्यों और 
केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य 
सचिवों से इन संस्थानों को 
बंद करने के लिए कानूनी कार्रवाई करने 
का अनुरोध किया है। मजूमदार ने कहा, मैं 
संसद सदस्यों से, जो सोशल मीडिया पर 
भी सक्रिय हैं और छात्रों के बीच लोकप्रिय 
हैं, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फर्जी 
विश्वविद्यालयों की सूची को प्रचारित करने 
की अपील करता हूं। इस तरह के प्रयासों से 
छात्रों को इस तरह के फर्जी दावों का शिकार 
होने से रोका जा सकेगा।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों से खुद 
को विश्वविद्यालयष् के रूप में गलत तरीके 
से प्रस्तुत करने, डिग्री प्रदान करने और 
अपने नाम के साथ विश्वविद्यालय शब्द का 
उपयोग करके छात्रों को धोखा देने और धोखा 

देने में शामिल लोगों के खिलाफ 
उचित कार्रवाई करने के लिए 
भी कहा गया है। मजूमदार ने 
कहा, अगर हम सीधी कार्रवाई 
करेंगे तो संघवाद पर सवाल 
उठेंगे। मंत्री ने कहा कि 2014 
से 2024 के बीच 12 फर्जी 
विश्वविद्यालय बंद किये गये। 
मंत्री ने कहा, केंद्र सरकार/

यूजीसी (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग) 
को सूचित करने का भी अनुरोध किया 
गया था कि क्या उनके राज्यों/केंद्र शासित 
प्रदेशों में अन्य फर्जी विश्वविद्यालय चल 
रहे हैं जो यूजीसी की फर्जी विश्वविद्यालयों 
की सूची में शामिल नहीं हैं। उन्होंने कहा 
कि कई स्वयंभू संस्थानों/विश्वविद्यालयों 
के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गईं और 
अमान्य डिग्री प्रदान करने वाले अनधिकृत 
संस्थानों को कारण बताओ/चेतावनी नोटिस 
जारी किए गए।

ये रहे 21 फेक यूनिवर्सिटीज के 
नाम - दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टिट्यूट 
ऑफ पब्लिक एंड फिजिकल हेल्थ साइंस, 

कॉमर्शियल यूनिवर्सिटी, दरियागंज, यूनाइटेड 
नेशन यूनिुवर्सिटी, वोकेशनल यूनिवर्सिटी, 
एडीआर-सेंट्रिक ज्यूडिशल यूनिवर्सिटी, 
इंडियन इंस्टिट्यूशन ऑफ साइंस एंड 
इंजीनियरिंग, विश्वकर्मा ओपेन यूनिवर्सिटी 
फॉर सेल्फ-एंप्लॉयमेंट, अध्यात्मिक 
विश्वविद्यालय (स्प्रिचुअल यूनिवर्सिटी) । 
उत्तर प्रदेश के गांधी हिंदी विद्यापीठ, महामाया 
टेक्निकल यूनिवर्सिटी, नेताजी सुभाष चंद्र 
बोस यूनिवर्सिटी (ओपेन यूनिवर्सिटी), 
भारतीय शिक्षा परिषद । आंध्र प्रदेश के 
क्राइस्ट न्यू टेस्टामेंट डीम्ड यूनिवर्सिटी, 
इंस्टिट्यूट ऑफ अल्टर्नेटिव मेडिसीन एंड 
रिसर्च । केरल के इंटरनेशनल इस्लामिक 
यूनिवर्सिटी ऑप प्रोफेटिक मेडिसिन, सेंट 
जॉन्स यूनिवर्सिटी । कर्नाटक में बड़ागांवी 
सरकार वर्ल्ड ओपेन यूनिवर्सिटी एजुकेशन 
सोसाइटी । महाराष्ट्र में राजा अरबिक 
यूनिवर्सिटी । पुंडुचेरी में श्री बोद्धी एकेडमी 
ऑफ हायर एजुकेशन । पश्चिम बंगाल 
के इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव 
मेडिसिन, इंस्टिट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव 
मेडिसिन एंड रिसर्च ।

फर्जी यूर्निवसिटीज को लेकर सांसद गुप्ता ने लोकसभा में उठाया प्रश्न

देश में 21 फर्जी विश्वविद्यालयों को किया चिन्हित, राज्य सरकारें 
करे कार्रवाई - केन्द्रीय राज्य शिक्षा मंत्री सुकांत मजूमदार

जागरूकता भी फैलाएं, ताकि बच्चों को भविष्य ना हो खराब

आयुष विभाग द्वारा एक वर्ष में 1.34 
लाख से अधिक रोगी लाभांवित

मंदसौर। कलेक्टर कार्यालय में 
जनसुनवाई में मल्हारगढ़ के ज्ञानेश 
प्रजापति लोटते हुए अपनी समस्या 
सुनाने पहुंचे। कलेक्टर कार्यालय 
में मौजूद अधिकारी व कर्मचारियों 
ने भी उन्हें नहीं उठाया। वे लोटते 
हुए जनसुनवाई कक्ष तक पहुंचे। 
इस दौरान उन्होंने मल्हारगढ़ नगर 
परिषद सीएमओ पर भ्रष्टाचार का 
आरोप लगाता रहा। मल्हारगढ़ के 
वार्ड 6 के निवासी ज्ञानेश प्रजापति 
मंगलवार सुबह लगभग 11:30 बजे 
कलेक्टर कार्यालय में गेट से लोटते 
हुए जनसुनवाई कक्ष तक पहुंचे। इस 
दौरान वहां मौजूद अधिकारी और 
कर्मचारी भी देखते रहे।

आवेदन देकर जांच की 
मांग - ज्ञानेश प्रजापति ने कलेक्टर 

के नाम आवेदन भी दिया है। इसमें 
नगर परिषद मल्हारगढ़ में चल रहे 
निर्माण कार्यों में हो रहे भ्रष्टाचार 
की जांच की मांग की गई।

शिकायत में कहा गया कि वार्ड 
12 में नाला निर्माण में भ्रष्टाचार, 
वार्ड क्र 4 कायाकल्प योजना का 

सीसी निर्माण में भ्रष्टाचार, वार्ड 
5 आंबेडकर मांगलिक भवन के 
ऊपर डोम निर्माण की जांच की 
जाए।

नगर परिषद मल्हारगढ़ में वार्ड 
12 नाला निर्माण में भारी भ्रष्टाचार 
हुआ है। इसमें 8 एमएम का सरिया 

लगाया गया है। घटिया निर्माण के 
कारण जगह-जगह से नाला टूटने 
लगा है। आगे जाकर नाला एक 
छोटी सी नाली में तब्दील कर दिया 
गया। इस नाले के अंदर छोटी-
छोटी नालियां बनाई गई। नाले का 
नीचे का फर्श पूरी तरह तड़क गया 
है। इसमें हो रही बड़ी बड़ी दरारें 
घटिया निर्माण की कहानी बयां कर 
रही है।

ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार 
का आरोप - आरोप है कि नगर 
परिषद के इंजीनियर भी भ्रष्टाचार 
में शामिल है, जिन्होंने जांच के 
नाम पर गलत रिपोर्ट बना दी। 
ठेकेदार और इंजीनियर का कहना 
है कि कमीशन नगर पंचायत से 
लेकर जिला अधिकारियों तक 

बंटता है। कमीशन के चक्कर में 
इन निर्माण कार्य की विधिवत जांच 
नहीं हो रही। आवेदन में लिखा गया 
है कि शहरी विकास अभिकरण के 
जिला परियोजना अधिकारी भी 
इसमें शामिल हैं। 

कलेक्टर ने 20 अगस्त 2024 
को नाला निर्माण के संबंध में 
सीएमओ और इंजीनियर को 
रिकॉर्ड लेकर बुलाया था, लेकिन 
उसके बाद आगे की कोई कार्रवाई 
नहीं हो पाई है।

फरियादी का कहना है कि 
अगर टेस्ट रिपोर्ट सही है, तो नाला 
जगह-जगह से टूटने व तड़कने 
क्यों लगा है? बिल में सरिया 12 
एमएम का पास किया गया है। पूरे 
मामले की जांच होना चाहिए।

सरकार जरा सुध लो… भ्रष्टाचार से परेशान शख्स लोटते हुए 
जनसुनवाई में पहुंचा, कलेक्टर ऑफिस में सब देखते रहे तमाशा

भोपाल । नगरीय विकास एवं 
आवास विभाग प्रदेश में प्रधानमंत्री 
आवास योजना शहरी 2.0 के तहत 
10 लाख आवास बनाएगा। इस 
योजना का लाभ उन हितग्राहियों को 
दिया जाएगा, जिन्हें किसी कारण से 
अब तक आवास योजना का लाभ 
प्राप्त नहीं हुआ है। नगरीय विकास 
एवं आवास विभाग ने मैदानी अमले 
को योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के 

निर्देश दिए हैं।
विशेष वर्गों को प्राथमिकता 

- प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 
2.0 में विशेष वर्गों को प्राथमिकता 
देने का निर्णय लिया गया है। इनमें 
पीएम स्वनिधि योजना, भवन निर्माण 
श्रमिक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, 
पीएम विश्वकर्मा योजना के कारीगर, 
सफाई कर्मी और झुग्गी बस्ती में रहने 
वाले परिवार शामिल है।

पहले चरण में 8 लाख 25 
हजार घर बने - प्रदेश में प्रधानमंत्री 
आवास योजना शहरी में अब तक 
आठ लाख 25 हजार जरूरतमंद 
हितग्राहियों के आवास निर्माण पूरे 
किए जा चुके हैं। प्रदेश में प्रधानमंत्री 
आवास योजना के पहले चरण में 
नौ लाख 45 हजार आवास स्वीकृत 
किए गए थे। स्वीकृत आवासों 
के निर्माण कि लिए केंद्रांश और 

राज्यांश की अनुदान राशि 19 हजार 
700 करोड़ रुपये एवं क्रेडिट लिंक 
सब्सिडी स्कीम (सीएलएसएस) 
घटक के लिए ब्याज अनुदान के 
रूप में तीन हजार 900 करोड़ रुपये, 
इस प्रकार कुल राशि 23 हजार 600 
करोड़ रुपये स्वीकृत की जा चुकी है। 
हितग्राहियों को अब तक 22 हजार 
800 करोड़ रुपये की राशि जारी की 
जा चुकी है।

मप्र में बनेंगे 10 लाख आवास, इन लोगों को मिलेगा योजना का लाभ

भोपाल। उत्तर भारत की तरफ 
से लगातार आ रही बर्फीली हवाओं 
से प्रदेश कड़ाके की ठंड की चपेट 
में है। सोमवार को प्रदेश में सबसे 
कम 1.9 डिग्री तापमान पचमढ़ी 
में दर्ज किया गया। 10 शहरों में 
शीतलहर और दो शहरों में तीव्र 
शीतलहर रही। छह शहरों में रात 
का पारा पांच डिग्री से कम रहा। 
दो दिन बाद हवा का रुख परिवर्तन 
होने से कड़ाके की ठंड से कुछ 
राहत मिल सकती है।

इन जिलों में शीत लहर 
का प्रभाव - मौसम विज्ञान केंद्र 
से मिली जानकारी के मुताबिक, 
पचमढ़ी, भोपाल, राजगढ़, 
खजुराहो, मंडला एवं उमरिया में 
रात का तापमान पांच डिग्री से कम 
रहा। भोपाल एवं सीहोर में तीव्र 
शीतलहर रही। राजगढ़, खंडवा, 
बड़वानी, पचमढ़ी, शाजापुर, 
उमरिया, शहडोल, जबलपुर, 
मंडला एवं सिवनी में शीत लहर 
का प्रभाव रहा।

ये मौसम प्रणालियां हैं 
सक्रिय - वर्तमान में उत्तर-
पश्चिम भारत के ऊपर जेट स्ट्रीम 
(12.6 किलोमीटर की ऊंचाई पर 
पश्चिम से पूर्व की तरफ 240 
किमी. प्रति घंटा की रफ्तार से 

हवाओं का चलना) बना हुआ है। 
अंडमान में एक कम दबाव का 
क्षेत्र बना है। अरब सागर में हवा के 
ऊपरी भाग में चक्रवात है।

पाकिस्तान और उसके 
आसपास एक पश्चिमी विक्षोभ 
सक्रिय है। पाकिस्तान और उससे 
लगे जम्मू पर भी हवा के ऊपरी 
भाग में चक्रवात बना हुआ है। पूर्वी 
राजस्थान और उत्तर-पश्चिम मध्य 
प्रदेश पर पर एक प्रति चक्रवात 
बना हुआ है।

मध्य प्रदेश में ठंड - मौसम 
विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ मौसम 
विज्ञानी वेद प्रकाश सिंह के 
मुताबिक, अभी दो दिन तक उत्तरी 
हवाओं का प्रवाह बना रहने से ठंड 
के तेवर तीखे बने रह सकते हैं। 
उसके बाद हवाओं का रुख पूर्वी 
होने से ठंड से कुछ राहत मिलने 

के आसार हैं। पूर्व वरिष्ठ मौसम 
विज्ञानी अजय शुक्ला ने बताया 
कि उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों 
में तापमान काफी कम है। वहीं से 
लगातार आ रही सर्द हवाओं के 
कारण मध्य प्रदेश में ठंड के तेवर 
तीखे बने हुए हैं। अभी दो दिन तक 
कड़ाके की ठंड से राहत मिलने की 
उम्मीद कम है। 

वहीं राजस्थान के सीकर 
जिले में स्थित फतेहपुर में 
न्यूनतम तापमान माइनस 0.4 
डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। 
फतेहपुर में लगातार चौथे दिन 
न्यूनतम तापमान शून्य से नीचे दर्ज 
किया गया। इसके अलावा चूरू 
में 1.5 डिग्री सेल्सियस, सीकर 
में 2.5 डिग्री और पिलानी में 2.7 
डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान 
दर्ज किया गया।

बर्फीली हवाओं से प्रदेश में कड़ाके की ठंड 
भोपाल-राजगढ़ समेत 24 जिलों में शीतलहर

बीकेबी कनावटी की टीम ने यह 
मैच अपने ओपनिंग बेस्टमेन की 
बेहतरीन नाबाद पारी की बदौलत 
बड़ी आसानी से अपने नाम किया।

तीसरा एवं अंतिम मैच ज्ञानोदय 
द कॉलेज ऑफ़ एक्सीलेंस फैकल्टी 
ऑफ़ इंजीनियरिंग की टीम तथा 
कनावटी स्थित नर्सिंग महाविद्यालय 
की टीम के बीच खेला गया जिसमें 
फैकेल्टी आफ इंजीनियरिंग के 
धुरंधर खिलाड़ियों ने 7 विकेट से 
यह मैच अपने नाम किया। मैच 
अंपायर्स की भूमिका प्रो.पंकज 
श्रीवास्तव,प्रो.रवि चौरसिया प्रो.
विजय ओझा श्री सुजीत यादव तथा 
प्रो.महेश कुमार धनगर ने निभाई 
एवं कमेंटेटर बॉक्स एवं स्कोरिंग 
की जिम्मेदारी का निर्वहन खेल 
अधिकारी श्री महबूब खान, प्रो.
सुभाष पाटीदार,प्रो.शोएब मोहम्मद, 
प्रो पंकज अहीर एवं अर्जुन पंडित 
ने किया।


